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सं. 208] नई दिल्‍ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946 
No. 208] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
(वाणिज्य विभाग) 
(व्यापार उपचार महानिदेशालय) 
जाँच शुरुआत अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 14 अगस्त, 2024 
मामला सं : एडी (ओआई) - 13/2024 


विषय: वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों” के 
आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत। 


फा.सं. 6/15/2024-डीजीटीआर.--भारतीय इस्पात संघ ("आईएसए") ने घरेलू उत्पादकों, अर्थात्‌ जेएसडब्ल्यू 
स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड (इसके बाद सामूहिक रूप से "आवेदक" या 
"याचिकाकर्ता" के रूप में संदर्भित) की ओर से नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक 
आवेदन दायर किया है, समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में 
संदर्भित) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन 
और संग्रह और क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 (इसके बाद "Wet नियम" या "नियम" के रूप में संदर्भित), "मिश्र धातु या 
गैर-मिश्र धातु स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने की मांग विचाराधीन” 
या “पीयूसी”), वियतनाम में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित (जिसे आगे “विषयगत देश” कहा जाएगा)। 


2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद को विषयगत देश से डंप कीमतों पर आयात किया जा रहा 
है, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया है कि डंप आयात के 
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कारण घरेलू उद्योग को और अधिक नुकसान होने का खतरा है और उन्होंने विषयगत देश से विचाराधीन उत्पाद 
के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। 


क. विचाराधीन उत्पाद 


3. विषयगत जांच में विचाराधीन उत्पाद "मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद हैं, जो 25 
मिमी तक की मोटाई और 2100 मिमी तक की चौड़ाई के, आवरणयुक्त, प्लेटेड या लेपित नहीं हैं" 


4. पीयूसी में ऐसे उत्पाद शामिल हैं जो हॉट-रोल्ड से आगे काम नहीं किए गए हैं और मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु 
स्टील के फ्लैट उत्पाद हैं, प्राइम या नॉन-प्राइम स्थिति में हैं जिनमें 'जैसा-रोल्ड' किनारा या 'छंटनी' किनारा या 
'स्लिट' किनारा या 'मिल्ड' किनारा या 'शियर्ड' किनारा या 'लेजर-कट' किनारा या 'गैस-कट' किनारा या किसी 
अन्य प्रकार का किनारा Sl ये उत्पाद पिकल्ड या नॉन-पिकल्ड ( स्किन-पास या टेम्पररिंग के साथ या बिना), fee 
या नॉन-स्लिट, सामान्यीकृत या गैर-सामान्यीकृत, अल्ट्रा-सोनिक रूप से परीक्षण किए गए या बिना परीक्षण 
किए, तेलयुक्त या बिना तेलयुक्त आदि हो सकते हैं। ये उत्पाद 'जैसा-रोल्ड' या 'थर्मो-मैकेनिकल रूप से रोल्ड' या 
'थर्मो-मैकेनिकल रूप से नियंत्रित tes या 'नियंत्रित tes" या 'सामान्यीकृत रोल्ड' या 'सामान्यीकृत' या किसी 
अन्य समान प्रक्रिया के अधीन हो सकते हैं। इन उत्पादों को विभिन्न प्रसंस्करण चरणों जैसे कि पिकलिंग, ऑइलिंग, 
रिवाइंडिंग, रीकॉइलिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि से गुजरना पड़ सकता है। इन उत्पादों को सैंड ब्लास्ट या 
शॉट ब्लास्ट किया जा सकता है या इसी तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है। पीयूसी में कॉइल में गर्म- 
tes फ्लैट उत्पाद शामिल हैं और लंबाई में कटे हुए हैं। 

5. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग ऑटोमोटिव, तेल और गैस लाइन पाइप/अन्वेषण, कोल्ड ties स्टील उत्पाद, 
पाइप विनिर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग और निर्माण, निर्माण, पूंजीगत सामान, सीमेंट, उर्वरक, रिफाइनरियों, 
मिट्टी-डलाई आदि के लिए प्रक्रिया उपकरण में किया जाता है। 

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक 7208, 7211, 7225 और 7226 के अंतर्गत वर्गीकृत किया 
गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी 
नहीं है। 

7. विचाराधीन उत्पाद में स्टेनलेस स्टील के हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पाद शामिल नहीं हैं। 


8. याचिकाकर्ताओं ने निष्पक्ष तुलना के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या 
(पीसीएन) का प्रस्ताव दिया है: 


विषयगत वस्तुओं के लिए प्रस्तावित पी.सी.एन. 
क्र.सं. गुण अंकों की संख्या विवरण कोड 
उत्पाद का प्रकार 1 मिश्र धातु ए 
गैर मिश्र एन 
मोटाई 1 5 मिमी तक सी 
5 मिमी से अधिक और 25 मिमी तक डी 
चौड़ाई 1 1500 मिमी तक यू 
1500 मिमी से अधिक और 2100 मिमी तक एम 


9. वर्तमान जांच में शामिल पक्ष, विचाराधीन उत्पाद के दायरे और प्रस्तावित पी.सी.एन., यदि कोई हो, पर अपनी 
टिप्पणियां, इस जांच के प्रारंभ होने के 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करा सकते हैं। 

ख. समान वस्तु 

10. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार प्रावधान है:- 
“समान वस्तु ”से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जो भारत में पाटित की जाने वाली जांच के अधीन वस्तु से सभी प्रकार 


से समरूप या समान है या ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी प्रकार से समान नहीं है, किन्तु 
उसकी विशेषताएं जांच के अधीन वस्तु से काफी मिलती जुलती हैं 


. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद और विषय देश से निर्यात 
किए गए उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और दोनों ही समान वस्तुएँ हैं। याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों 
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ग. 


ग. 


द्वारा उत्पादित उत्पाद और विषय देश से आयातित उत्पाद आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और 
रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, 
वितरण और विपणन, और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। 


. उपभोक्ता इन दोनों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं और करते रहे Sl ये दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से 


प्रतिस्थापन योग्य हैं, और इसलिए इन्हें पाटनरोधी नियमों के तहत 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। 
इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनों के लिए, याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद 
को प्रथम दृष्टया विषय देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है। 


घरेलू उद्योग 


. यह आवेदन भारतीय इस्पात संघ द्वारा घरेलू उत्पादकों अर्थात्‌ जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल 


निष्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड की ओर से दायर किया गया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निष्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड का उत्पादन भारत में समान वस्तु 
के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा Sl याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों ने न तो विषयगत देश से विषयगत 
वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे विषयगत देश में विषयगत वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक या 
भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं। 


. अभिलेख में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ग्रथम द्ष्टया संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादक 


अर्थात जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निष्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड नियम 2(बी) के अनुसार 
पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है। 


. विषय देश 

: वर्तमान जांच में विषय देश वियतनाम है। 

. जांच की अवधि 

. आवेदकों द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि (जिसे आगे "पीओआई" कहा जाएगा) 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 


2023 है। हालांकि , प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के लिए पीओआई को 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 (15 
महीने) माना Sl जांच की अवधि 12 महीने की सामान्य अवधि के बजाय 15 महीने मानी जाती है ताकि 
पीओआई जांच शुरू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर हो। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 
2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और पीओआई की अवधि शामिल 


al 


. डंपिंग मार्जिन गणना 
. सामान्य मूल्य 
trate (अब बिगर्मिंट ) में रिपोर्ट की गई घरेलू एक्स-वर्क्स कीमत के आधार पर वियतनाम के लिए सामान्य 


मूल्य का दावा किया है। प्राधिकरण ने जांच शुरू करने के उद्देश्य से इसे अपनाया है। 


. निर्यात मूल्य 
. आवेदकों ने बाजार की जानकारी के अनुसार भारत में आयात के दौरान रिपोर्ट की गई सीआईएफ कीमत को 


अपनाया है। आवेदकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की तुलना डीजी सिस्टम के आंकड़ों से की गई है। प्रथम दृष्टया 
मूल्यांकन के उद्देश्य से, एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य का पता लगाने के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों को अपनाया 
गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए समुद्री माल, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, हैंडलिंग शुल्क, बैंक शुल्क 
और कमीशन के आधार पर मूल्य समायोजन किया गया है। 


डंपिंग मार्जिन 


. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि 


डंपिंग मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है तथा विषयगत देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण 


al 


. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप 
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22. 


. एंटी-डंपिंग जांच की शुरुआत 


23. 


oT. 


24. 


ट. 


25. 


2 


(o>) 


27. 


28. 


विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के 
लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं की मात्रा 
में घरेलू उद्योग के उत्पादन और भारत में खपत की तुलना में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। विषयगत 
देश से कीमत में कटौती सकारात्मक है। विषयगत आयातों की पहुंच कीमत का घरेलू उद्योग की कीमतों पर 
निराशाजनक प्रभाव पड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि पाटित आयातों के प्रतिकूल मात्रा और कीमत 
प्रभाव के कारण, नकद लाभ, बाजार हिस्सेदारी, लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में इसका प्रदर्शन खराब 
हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा भी 
है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है और विषयगत देश से पाटित 
आयातों के कारण क्षति का खतरा है, जो पाटनरोधी जांच शुरू करने को उचित ठहराता Sl 


. शुल्क का पूर्वव्यापी अधिरोपण 
. आवेदकों ने निम्नलिखित का दावा करके पूर्वव्यापी अधिरोपण का अनुरोध किया है: 


क) देश में पीयूसी की डंपिंग का स्पष्ट इतिहास है। पीयूसी के आयात पर पूर्व में एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया जाता 
था। 

ख) वियतनाम के निर्यातकों ने अपेक्षाकृत कम समय में बड़े पैमाने पर डंपिंग की है। जांच अवधि के दौरान डंपिंग 
मार्जिन काफी अधिक है और हाल की अवधि में डंप की गई कीमतों पर आयात में तेजी आई है। 


ग) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में भारी गिरावट आई है। यदि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाकर 
घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को तुरंत नहीं रोका गया तो घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति का सामना करना 
पड़ेगा। 


इच्छुक पक्ष इस अधिसूचना में दी गई समय सीमा के अनुसार इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं। 


घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विषयगत 
देश में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के डंपिंग से संबंधित yey दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं 
और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति और क्षति का खतरा है। प्राधिकारी Wager पाटनरोधी नियमों 
के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं। 


प्रक्रिया 
इस जांच में एडी नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। 


सूचना प्रस्तुत करना 


jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजे जाने 
चाहिए, साथ ही एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और Consultant-dgtr@govcontractor.in को भी भेजी 
जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुति का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस- 
वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में ST 


. विषयगत देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से विषयगत देश की सरकार, 


भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को जो विषयगत वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग से सूचित किया जा 
रहा है ताकि वे इस आरंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दाखिल 
कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस आरंभिक अधिसूचना, पाटनरोधी नियम, 1995 और प्राधिकरण द्वारा जारी 
लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दाखिल की जानी चाहिए। 


कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच प्रारंभ अधिसूचना, पाटनरोधी नियम, 1995 तथा प्राधिकरण द्वारा 
जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से, इस जांच प्रारंभ अधिसूचना में उल्लिखित 
समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतिकरण कर सकता है। 


प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष को उसका अगोपनीय संस्करण अन्य 
पक्षों को उपलब्ध कराना आवश्यक है। 
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समय सीमा 


वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल पते jd12-dgtr@gov.in तथा ad12- 
dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए , तथा उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और 
Consultant-dgtr@govcontractor.in को भेजी जानी चाहिए। यह उस तारीख से 30 दिनों के भीतर होनी 
चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर आवेदन का अगोपनीय संस्करण निर्दिष्ट प्राधिकारी 
द्वारा प्रसारित किया जाएगा या पाटनरोधी नियमों के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के उपयुक्त 
राजनयिक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या 
प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने 
निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं। 


सभी इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं 
तथा उपरोक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें। 


. इच्छुक पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए 


DGTR की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in पर नियमित रूप से नज़र रखें। इच्छुक पक्षों को निर्देशित 
किया जाता है कि वे विषयगत जांच में आगे की घटनाओं से अवगत रहने के लिए नियमित रूप से DGTR की 
वेबसाइट (https://dgtr.gov.in) देखें और प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक 
कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य जानकारी के बारे में समय- 
समय पर जारी किए जाने वाले नोटिस के बारे में सूचित रहें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि विषयगत जांच से 
संबंधित सभी इच्छुक पक्ष विषयगत जांच से संबंधित प्रगति और जानकारी से अच्छी तरह अवगत रहें। 


जहां कोई इच्छुक पक्षकार प्रस्तुतियां दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय चाहता है, तो उसे wet नियम, 1995 
के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस 
अधिसूचना के अनुसार निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए। 


. गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना 
. प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी 


भी पक्ष को, एडी नियमों के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार नोटिस के अनुसार, उसी का एक गैर- 
गोपनीय संस्करण भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का पालन न करने पर प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकृत की 
जा सकती हैं। 


प्राधिकरण के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी प्रस्तुतिकरण (इसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) 
करने वाले पक्षों को गोपनीय और अगोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने होंगे। 


"गोपनीय" या "अगोपनीय" प्रस्तुतियाँ प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में 
चिहिनत की जानी चाहिए। बिना इस तरह के चिह्न के किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकरण द्वारा गैर- 
गोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकरण को अन्य इच्छुक पक्षों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति 
देने की स्वतंत्रता होगी। 


गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभाव से गोपनीय है और/या अन्य जानकारी जिसे 
ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे स्वभाव से गोपनीय 
होने का दावा किया जाता है या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, 
जानकारी के आपूर्तिकर्ता को दी गई जानकारी के साथ एक उचित कारण कथन प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी 
जानकारी का खुलासा क्‍यों नहीं किया जा सकता है। 


गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः 
अनुक्रमित या रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए (यदि अनुक्रमण संभव नहीं है) और उस जानकारी के आधार पर 
संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया Sl गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की 
गई जानकारी के सार को उचित रूप से समझने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। 
हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी 
जानकारी सारांशित करने योग्य नहीं है, और प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए सारांशीकरण संभव नहीं होने के 
कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। 
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38. इच्छुक पक्ष, दस्तावेजों के अगोपनीय संस्करण के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर, अन्य इच्छुक पक्षों 
द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं। 


39. प्राधिकरण प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या 
अस्वीकार कर THAT Sl यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना 
का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत 
करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकता है। 


40. बिना किसी सार्थक अगोपनीय संस्करण के या गोपनीयता के दावे पर उचित कारण कथन के बिना प्रस्तुत किए गए 
किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा। 


ढ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण 


41. पंजीकृत इच्छुक पक्षों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से 
अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन/प्रतिक्रिया/सूचना का गोपनीय संस्करण सभी अन्य इच्छुक पक्षों को 
ईमेल करें। सबमिशन/प्रतिक्रिया/सूचना का गोपनीय संस्करण प्रसारित न करने पर इच्छुक पक्ष को असहयोगी 
माना जा सकता है। 


ण. असहयोग 


42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के 
भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है, या जांच में महत्वपूर्ण 
बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के 
आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है, जो वह उचित 
समझे। 


अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
(Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) 
INITIATION NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th August, 2024 
Case No. AD (01) - 13/2024 


Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Hot rolled flat products of alloy or 
non-alloy steel” originating in or exported from Vietnam. 


F. No. 6/15/2024-DGTR.—Indian Steel Association (“ISA”) has filed an application on behalf of domestic 
producers, namely, JSW Steel Limited and ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (hereinafter collectively referred 
to as the “applicants” or the “petitioners”) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 
“Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to 
as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped 
Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 
“AD Rules” or “Rules”), seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “hot rolled flat 
products of alloy or non-alloy steel” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration” 
or “PUC’”), originating in or exported from Vietnam (hereinafter referred to as the “subject country”). 


2. The applicants have alleged that the product under consideration is being imported from the subject country 
at dumped prices which is causing material injury to the domestic industry. The applicants have also alleged 
that there is a further threat of material injury to the domestic industry due to dumped imports and have 
requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the product under consideration from the 
subject country. 


[भाग 1--खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण iy 


A. Product under consideration 


3. The product under consideration in the subject investigation is “hot rolled flat products of alloy or non-alloy 
steel, not clad, not plated or coated, of a thickness upto 25 mm and width upto 2100 mm”. 


4. The PUC covers products which are not further worked than hot-rolled and are flat products of alloy or non- 
alloy steel, in prime or non-prime condition having ‘as-rolled’ edge or ‘trimmed’ edge or ‘slit’ edge or 
‘milled’ edge or ‘sheared’ edge or ‘laser-cut’ edge or ‘gas-cut’ edge or any other type of edges. These 
products may be pickled or non-pickled (with or without skin-pass or tempering), slit or non-slit, normalized 
or un-normalized, ultra-sonically tested or untested, oiled or non-oiled etc. These products may be ‘as-rolled’ 
or ‘thermo-mechanically rolled’ or ‘thermo-mechanically controlled rolled’ or ‘controlled rolled’ or 
‘normalized rolled’ or ‘normalized’ or subject to any other similar process. These products may have been 
subjected to various processing steps like pickling, oiling, rewinding, recoiling, temper rolling, heat 
treatment, etc. These products may be sand blasted or shot blasted or subjected to similar processes. The 
PUC covers hot-rolled flat products in coils and cut to length. 


5. The product under consideration is used in automotive, oil and gas line pipes/exploration, cold rolled steel 
products, pipe manufacturing, general engineering & fabrication, construction, capital goods, process 
equipment for cement, fertilizer, refineries, earth-moving etc. 


6. The product under consideration is classified under Custom Tariff Headings 7208, 7211, 7225 and 7226. The 
customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. 


7. The product under consideration does not cover hot-rolled flat products of stainless steel. 


8. The petitioners have proposed the following product control number (PCN) for the product under 


consideration for fair comparison: 


Proposed PCN for Subject Goods 


No. of at 
S.No. Attributes tek Description Code 
Digits 


A 
फिर (acer) 
as |e) 


iv हे — — aii | More than 1500 mm and upto 2100 mm M 


The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of the product under 


aera 
ie 
ae 
9. 
consideration and proposed PCNs, if any, within 15 days of initiation of this investigation. 


B. Like Article 
10. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: - 


"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for 
being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all 


respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation; 


11. The applicants have submitted that there are no significant differences in the product produced by the 
petitioning domestic producers and the product exported from the subject country and both are like articles. 
The product produced by the petitioning domestic producers and those imported from the subject country are 
comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, 
manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & 
marketing, and tariff classification of the goods. 
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12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially 
substitutable, and hence, should be treated as ‘like article' under the AD Rules. Thus, for the purposes of 
initiation of the present investigation, the product produced by the petitioning domestic producers has been 
prima facie considered as like article to the product being imported from the subject country. 


Domestic Industry 


The application has been filed by Indian Steel Association on behalf of the domestic producers namely, JSW 
Steel Limited and ArcelorMittal Nippon Steel India Limited. As per the information available on record, the 
production of JSW Steel Limited and ArcelorMittal Nippon Steel India Limited accounts for a major 
proportion of the total domestic production of the like article in India. The petitioning domestic producers 
have neither imported the subject goods from the subject country nor are related to any exporter or producer 
of the subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. 


On the basis of the information available on record, Authority is prima facie satisfied that the petitioning 
domestic producers namely, JSW Steel Limited and ArcelorMittal Nippon Steel India Limited constitute 
eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria in terms 
of Rule 5 (3) of the Rules. 


Subject Country 


The subject country in the present investigation is Vietnam. 


Period of Investigation 


The period of investigation (hereinafter referred to as “POI”) proposed by the applicants is 17 January 2023 
to 317 December 2023. However, the Authority has considered the POI for the present investigation as 1“ 
January 2023 to 31" March 2024 (15 months). The period of investigation is taken as 15 months instead of 
normal period of 12 months so that the POI is within 6 months from the date of initiation. The injury 
investigation period covers the periods 1“ April 2020 to 31" March 2021, 1“ April 2021 to 317 March 2022, 
1* April 2022 to 317 March 2023 and the POI. 


Dumping margin computation 


Normal Value 


The petitioners have claimed the normal value for Vietnam on the basis of the domestic ex-works price as 
reported in SteelMint (now BigMint). The Authority has adopted the same for the purpose of the initiation. 


Export price 


The applicants have adopted the CIF price reported during imports into India as_ per 
market intelligence. The information provided by the applicants has been compared 
with the DG Systems data. For the purpose of the prima facie assessment, DG _ systems 
data has been adopted for ascertaining ex-factory export price. The price adjustments have been made on 
account of ocean freight, marine insurance, port expenses, handling charges, bank charges and commission 
as claimed by the petitioners. 


Dumping margin 


The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows 
that the dumping margin is above the de-minimis level and significant in respect of the product under 
consideration imported from the subject country. 


Allegation of Injury and Causal Link 


Information furnished by the petitioners has been considered for assessment of injury to the domestic 
industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country. The volume of the 
subject goods from the subject country has increased in absolute as well as relative terms in comparison with 
the production of the domestic industry and consumption in India. The price undercutting from the subject 
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21. 


b) 


० 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


L. 


country is positive. The landed price of the subject imports had the depressing effect on the prices of the 
domestic industry. The petitioners have claimed that because of the adverse volume and price effect of the 
dumped imports, its performance has deteriorated in respect of cash profit, market share, profit and return on 
investment. The petitioners have also claimed that there is also a threat of injury to the domestic industry due 
to the dumped imports. There is sufficient prima facie evidence that the domestic industry has suffered 
material injury and there is a threat of injury due to dumped imports from the subject country to justify the 
initiation of the anti-dumping investigation. 


Retrospective imposition of duty 


The applicants have requested for retrospective imposition of the anti-dumping duty by claiming the 
following: 


There is clear history of dumping of the PUC in the country. Imports of the PUC were subject to anti- 
dumping duty in the past. 


The exporters from Vietnam have resorted to massive dumping in relatively short period of time. Dumping 
margin is significant during period of investigation and imports at dumped prices have intensified in the 
recent period. 


Performance of the domestic industry has steeply declined during the period of investigation. The domestic 
industry will face irreparable damage if the injury to the domestic industry is not stopped by imposition of 
anti-dumping duty immediately. 


. The interested parties may offer their comments in this regard as per time limit given in this notification. 


Initiation of the Anti-dumping investigation 


On the basis of the duly substantiated written application submitted by the domestic industry, the Authority 
notes that there is prima facie evidence concerning the dumping of the product under consideration 
originating in or exported from the subject country and the consequential injury and threat of injury to the 
domestic industry. The Authority hereby initiates an anti-dumping investigation in accordance with Section 
9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules. 


Procedure 
The provisions stipulated in Rule 6 of the AD Rules shall be followed in this investigation. 
Submission of Information 


All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12- 
dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to advil-dgtr@gov.in and consultant- 


dgtr@ govcontractor.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS- 


Word format and data files are in MS-Excel format. 


The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its 
embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are 
being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned 
in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this 
initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority. 


Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and 
manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices 
issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification. 


Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential 
version of the same available to the other parties. 


Time Limit 


10 
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29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at 
the email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to advll-dgtr@gov.in and 


consultant-dgtr@ govcontractor.in. within 30 days from the date on which the non-confidential version of the 


application filed by or on behalf of the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or 
transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the AD 
Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is 
incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance 
with the AD Rules. 


All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the 
instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit. 


The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR at 
www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are 
directed to regularly visit the website of DGTR (https://dgtr.gov.in) to stay apprised with further 
developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from 
time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice 
of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information. This will ensure that all 
interested parties to the subject investigation remain well aware of the progress and information pertaining to 
the subject investigation. 


Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient 
cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the 
stipulated time as per this notification. 


Submission of information on a confidential basis 


Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the 
Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) 
of the AD Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to 
rejection of the response/submissions. 


The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority 
including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately. 


The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non- 
confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non- 
confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to 
inspect such submissions. 


The confidential version shall contain all information that is by nature confidential and/or other information 
which the supplier of such information claims as confidential. For information that is claimed to be 
confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the 
supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information 
as to why such information cannot be disclosed. 


The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential 
information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending 
upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in 
sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on 
confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information 
may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why 
summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. 


The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other 
interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents. 
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39. 


40. 


41. 


42. 


The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the 
information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if 
the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its 
disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. 


Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause 
statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority. 


Inspection of Public File 


A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein 
to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other 
interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/information might 
lead to consideration of an interested party as non-cooperative. 


Non-cooperation 


In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a 
reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly 
impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its 
findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems 
fit. 


ANANT SWARUP, Designated Authority 
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